भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
राज्‍य सभा

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 21
06 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरंभ करने पर आने वाली लागत में भागीदारी के बारे में उत्पन्न मतभेद
 *21.
श्री टी0 एम0  सेल्वागणपति: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरंभ करने पर आने वाली लागत में भागीदारी के बारे में राज्यों के खाद्य-मंत्रियों के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए उनसे विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया है;

(ग) क्या अभी तक केवल कुछ राज्यों ने ही चरणबद्ध रूप में इस नए अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरंभ करने हेतु अपने यहां की गई तैयारियों के बारे में सूचित किया है; और
(घ) क्या सरकार ने कुछ ऐसे राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन किया है जिनकी तैयारी को स्वीकार कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
********

राज्‍य सभा में दिनांक 06 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्या 21 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण
राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, जिसे 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित करवाया गया था, के कार्यान्‍वयन से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 30 सितंबर और 1 अक्‍तूबर, 2013 को राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों का एक सम्‍मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्‍मेलन में पात्र परिवारों को शामिल करने/अपात्र परिवारों को हटाने के लिए मानदण्‍ड बनाए जाने एवं लाभभोगियों की पहचान करने, नए राशन कार्ड जारी करने, खाद्यान्‍नों की द्वार पर सुपुर्दगी करने, जिला और राज्‍य स्‍तरों पर शिकायत निवारण तंत्र स्‍थापित करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्‍यूटरीकरण करने, विभिन्‍न स्‍तरों पर वैज्ञानिक भंडारण क्षमता सृजित करने और अंतर-राज्‍य ढुलाई पर होने वाले व्‍यय की पूर्ति, उचित दर दुकानों के मालिकों को हैंडलिंग तथा मार्जिन का भुगतान करने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों की सहायता करने जैसे कार्यान्‍वयन संबंधी विभिन्‍न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

अब तक हरियाणा, राजस्‍थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली, कर्नाटक, उत्‍तराखंड, छत्‍तीसगढ़ और सिक्‍किम ने इस अधिनियम को कार्यान्‍वित करने संबंधी अपनी तैयारी के बारे में सूचना दी है। पंजाब सरकार तथा चण्‍डीगढ़ संघ राज्‍य क्षेत्र ने भी अपनी सहमति की सूचना दी है और इस अधिनियम के तहत खाद्यान्‍नों के आबंटन की मांग की है। इन राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों की रिपोर्टों का आकलन करने के बाद अब तक हरियाणा, राजस्‍थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्‍ली को, लाभभोगियों की पहचान में हुई प्रगति के अनुसार, खाद्यान्‍न आवंटित किया गया है।
*******
